
1479 GI/2016 (1) 

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 

 

 

 

 

 

 

vlk/kj.k 
EXTRAORDINARY  

Hkkx II —[k.M 3—mi&[k.M (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 

izkf/dkj ls izdkf'kr 
PUBLISHED BY AUTHORITY  

la-  743] ubZ fnYyh] cq/okj] ekpZ 23] 2016@pS=k 3] 1938   
No. 743] NEW DELHI,  WEDNESDAY, MARCH  23,  2016/ CHAITRA  3, 1938  

पया�वरण, वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय 

अ�धसूचना 

नई �द�ल�, 22 माच�, 2016 

का.आ. 1213(अ).—के� ��य सरकार ने भारत सरकार के त� काल�न पया�वरण और वन म"ंालय क# अ%धसूचना 

सं. का.आ. 20(अ), तार�ख 6 जनवर�, 2011 (िजसे इसम0 इसके प1 चात ्उ4 त अ%धसूचना कहा गया है), क8तपय 9े": 

को <वीप संर9ण खंड के ?प म0 घोAषत Cकया था और उ4 त खंड म0 उ<योग: क# E थापना करने और उनके AवE तार, 

संCFयाओं तथा HसंE करण: पर 8नबJधन अ%धरोAपत Cकए थे ; 

और उ4 त अ%धसूचना के पैरा 3 क# मद (घ) के अधीन शीष� 5 के उपखंड (ii ) के अधीन तट�य Aव8नयमन 

खंड अ%धसूचना 1991 के  अधीन पहले से ह� अनुमो�दत तट�य खंड Hबंध योजनाएं Aव8न�द�S ट अ%धसूचना <वारा 

के� ��य सरकार <वारा 31 जनवर�, 2014 तक Hयोग Cकए जाने के Uलए अनुVात क# गई थीं; 

और एक#कृत तट�य Aव8नयमन खंड तथा एक#कृत <वीप Hबंध योजना के तैयार करने क# HािE थ8त का 

पुनAव�लोकन करने के प1 चात,् के� ��य सरकार का यह समाधान हो गया है Cक  उसे संघ राX य9े": के Uलए अनुमोदन 

हेतु उनके अपनी अपनी Hा?प एक#कृत तट�य Aव8नयमन खंड और एक#कृत <वीप Hबंध योजना को HE तुत करने म0 

कुछ और अ%धक समय लगेगा; 

और पया�वरण (संर9ण) 8नयमय, 1986 के 8नयम 5 के उप8नयम (4) के उपबंध को [ यान म0 रखत े हुए, 

के� ��य सरकार क# यह राय है Cक यह उ4 त अ%धसूचना का सशंोधन करने के Uलए उ4 त 8नयम: के 8नयम 5 के 

उप8नयम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना क# अपे9ा से  अUभमु4त करना लोक �हत म0 है ; 

अत:, अब, के� ��य सरकार पया�वरण (संर9ण) 8नयम, 1986 के  8नयम 5 के उप8नयम (3) के खंड (घ) 

और उप8नयम (4) के साथ प�ठत पया�वरण (संर9ण) अ%ध8नयम, 1986 (1986 का 29) क# धारा 3 क# उपधारा (1) 

और उपधारा (2) के खंड (v) <वारा Hद� त शि4 तय: का Hयोग करत हुए उ4 त अ%धसूचना म0 8न^ नUल_खत संशोधन 

करती है, अथा�त:्- 



2       THE   GAZETTE   OF  INDIA : EXTRAORDINARY              [PART II—SEC. 3(ii)] 

<वीप संर9ण खंड अ%धसूचना, 2011 के पैरा III  क# मद (घ) म0 “अव%ध िजसके Uलए एक#कृत तट�य 

Aव8नयमन खंड और एक#कृत <वीप Hबंध योजनाएं Aव%धमा� य ह:गी” से संबं%धत शीष� 5 के अधीन, उपमद (ii ) के 

E थान पर 8न^ नUल_खत उपमद रखी जाएगी, अथा�त:्- 

“(ii)  तट�य Aव8नयमन खंड अ%धसूचना, 1991 के अधीन त� काल�न पया�वरण और वन मं"ालय <वारा पहले 

से ह� अनुमो�दत <वीप के Uलए तट�य 9े" Hबंध योजनाएं और िजसके Uलए एक#कृत तट�य Aव8नयमन खंड और 

एक#कृत <वीप Hबंध योजना <वीप संर9ण खंड अ%धसूचना, 2011 के अनुसार तैयार नह�ं क# गई हa, 31 जनवर�, 

2017 तक Hयोग म0 रहेगी ।”  

[सं. जे. 17011/18/96-Iए-III ] 

gब1 वनाथ Uस� हा, संयु4 त स%चव 

"ट$ पण : मूल अ%धसूचना भारत के राजप", असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (ii ) म0 का.आ. सं. 20(अ), तार�ख  

6 जनवर�, 2011 <वारा HकाUशत क# गई थी और उसम0 त� प1 चात ् अ%धसूचना सं. का.आ. 2558(अ), तार�ख  

22 अगE त, 2013 <वारा  सशंोधन Cकया गया था । 

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd March, 2016 

S.O. 1213(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and 
Forest number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central 
Government declared certain areas as Island Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and 
expansion of industries, operations and processes in the said Zone; 

And whereas, under sub-clause  (ii)  of heading 5 under item (D) of paragraph III of the said notification, the 
Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, were allowed 
to be used up to 31st January, 2014 by the Central Government by a specific notification; 

And whereas after the review of the status of preparation of Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated 
Islands Management Plan, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the Union territories 
to submit their respective draft Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan for 
approval; 

And whereas the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment 
(Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under 
clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notifications; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of 
section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rules (3) and (4) of rule 5 
of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the 
said notification, namely:- 

In the said Protection Zone notification, 2011 in paragraph III, in item D, under the heading 5 relating to 
‘period for which ICRZ and IIMPs shall be valid’, for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, 
namely:  

“(ii)  The Coastal Zone Management Plans for the Island as already approved by the erstwhile Ministry of 
Environment and Forests under the Coastal Regulation Zone Notification, 1991 and for which the Integrated 
Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan have not been prepared as per the said 
notification shall be used till the  31st January, 2017”.   

[No. J-17011/18/96-IA-III] 

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy. 

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section 
(ii), vide number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended vide notification number S.O. 
2558 (E), dated the 22nd August, 2013. 
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